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शि क्षा नीति के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर काफी 
बहस होती रही ह ै। इस लेख में यह प्रयास किया 
गया ह ैकि शिक्षा में निवेश, प्रौद्योगिकी शिक्षण, 

व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक की जवाबदेही और कक्षा में रोके 
न जाने की नीति से सम्बन्धित बहसों के बारे में व्यापक चर्चा 
प्रस्तुत की जाए । विचार यह ह ैकि इन क्षेत्रों के साथ में अन्य 
क्षेत्रों की जाँच भी की जाए और यह जाँच संवैधानिक मलू्यों 
एवं साम्यता, पहुचँ तथा गणुवत्ता के सरोकारों के आधार पर 
की जाए । नीति की रचना शोध आधारित साक्ष्य और शिक्षा के 
मलू सिद्धान्तों-दोनों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए । 

सन्दर्भ 
सभी नागरिकों की शिक्षा तंत्र में हिस्सेदारी ह ैऔर यह कहना 
अतिशयोक्ति न होगी कि शिक्षा के सम्बन्ध में सभी नागरिकों के 
विचार दृढ़ हैं । जमीनी स्तर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विकसित 
करने के हाल के प्रयासों ने इस विश्वास को परिलक्षित किया 
ह,ै भले ही उस प्रयास के महत्व के बारे में कोई भी विचार हो । 

कुछ चर्चाए ँकाफी दिलचस्प हैं । उदाहरण के लिए कुछ राज्यों 
में पंचायत स्तर की चर्चाओ ं के दौरान माता-पिता ने सभी 
स्कू लों को अगँ्रेजी माध्यम का बनाने की सिफारिश की, जो 
मौजदूा नीति से सम्बन्धित नहीं ह ै। शोध के सबतू भी स्पष्ट रूप 
से यह इगंित करते हैं कि प्रारम्भिक वर्षों के दौरान शिक्षा का 
माध्यम घर की भाषा/मातभृाषा होनी चाहिए । पर अगँ्रेजी को 
सामाजिक गतिशीलता के साधन के रूप में देखा जाता ह;ै और 
सरकारी स्कू लों में न जाने के कारणों में से एक कारण यह भी 
ह ैकि निजी स्कू लों की गणुवत्ता चाह ेकैसी भी हो, लेकिन वहाँ 
अगँ्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती ह ै। 

इसका यह अर्थ कदापि नहीं ह ैकि नीति निर्माताओ ंऔर आम 
व्यक्ति के मध्य नीति को लेकर कोई असहमति ह ै। अक्सर 
ऐसा प्रतीत होता ह ैकि नीति में जमीनी स्तर और गहन शोध 
अध्ययनों के प्रमाणों पर ध्यान नहीं दिया जाता । उदाहरण 
के लिए हमारे पास इस बात के एक सदी से भी अधिक की 
समयावधि के प्रमाण हैं कि अगर बच्चे को किसी कक्षा में 
रोक दिया जाए तो जरूरी नहीं कि वह उस कक्षा में अपेक्षित 
योग्यताए ँ प्राप्त कर लेगा । इसके लिए तो व्यवस्थागत और 

कक्षा-आधारित उपायों की आवश्यकता ह ै। अधिगम के 
अच्छे परिणामों के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं । ऐसे में 
अच्छे परिणामों के लिए केवल शिक्षक को उत्तरदायी ठहराकर 
उनसे प्रभावकारी ढंग से कार्य करने की अपेक्षा करना एक 
अलग मामला ह ै। 

और फिर यह सवाल अक्सर पछूा जाता ह ै कि जब हमारी 
शकै्षिक नीतियों में एक जैसी रुकावटें हैं तो इसका कार्यान्वयन 
इतना कठिन क्यों ह?ै और जब वे कार्यक्रमों और योजनाओ ं
का रूप ले लेती हैं तो इन्हें आमतौर पर अस्थायी क्यों समझा 
जाता ह ैऔर जमीनी स्तर पर इनका कम प्रभाव क्यों पड़ता ह?ै

इन बातों के कई कारण हो सकते हैं जैसे आर्थिक और मौजदूा 
प्राथमिकताए,ँ उन समस्याओ ं के लिए अल्पावधि समाधान 
की तलाश करना जो लम्बे समय से मौजदू हैं और जिनकी जड़ें 
गहरी जमी हुई हैं, यह सच्चाई कि शोध के प्रमाण शिक्षा के 
क्षेत्र में कार्यरत लोगों और अध्यापकों तक नहीं पहुचँते - ये तो 
हुए व्यवहारिक विचार । इसके अलावा गहन रूप से जम ेहुए 
विश्वास और निहित स्वार्थ भी इन्हें प्रभावित करते हैं । इतना तो 
निश्चित ह ैकि शिक्षा के कुछ क्षेत्रों के बारे में कई तरह विचार 
प्रचलित हैं जिनका कड़ा प्रतिवाद होता ही रहता ह ै।

ये प्रतिवाद या बहसें कुछ बनुियादी सवाल उठाते हैं जैसे हमारे 
देश में नीति निर्माण की प्रक्रिया कितनी लोकतांत्रिक ह,ै क्या 
नीति से जड़ेु सभी क्षेत्रों को सर्वसम्मति मिल सकती ह,ै क्या 
नीति निर्माण शकै्षिक सरोकारों से संचालित होना चाहिए या 
लोकप्रियता से, नीति व्यवहार्यता से कितनी अवगत ह,ै नीति 
निर्माण में हम पेशेवर लोगों की भागीदारी कैसे पा सकते हैं, हम 
हितधारकों के समक्ष नीति की प्रासंगिकता का पक्षसमर्थन कैसे 
करें - यह सचूी काफी लम्बी ह ैऔर प्रश्न बेहद जटिल । लेकिन 
इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करने से पहले शिक्षा के उन 
क्षेत्रों की जाँच करना उपयोगी होगा जिन पर विवाद होता ह ै। 

शिक्षा नीति के जिन क्षेत्रों पर विवाद होता ह ैवे हैं-शिक्षा में 
निवेश, स्कू लों में शिक्षण का माध्यम, शिक्षण-अधिगम में 
तकनीकी का उपयोग, प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा, शिक्षा 
में व्यावसायिक/कौशल विकास, शिक्षक जवाबदेही, अधिगम 
की गणुवत्ता का आकलन करने के लिए मानकीकृत आकलन, 

एक सामान्य आधार की खोज - शिक्षा से सम्बन्धित कुछ बहसें
निमरत खण्डपुर
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कक्षा में रोके न जाने की नीति, शोध व प्रमाण आधारित नीति 
का निर्माण, निजीकरण, विशेष आवश्यकताओ ंवाले बच्चों 
की शिक्षा इत्यादि । आगे इनमें कुछ विषयों से सम्बन्धित 
बहसों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया ह ै।

शिक्षा में निवश
शिक्षा में निवेश के लिए 6% जी.डी.पी.की माँग लगभग 
आधी सदी पहले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में की गई थी, 
जिसमें कहा गया था कि ‘शिक्षा में धीरे-धीरे निवेश बढ़ाने का 
लक्ष्य होना चाहिए ताकि राष्ट्रीय आय के 6% व्यय के स्तर 
तक जल्द से जल्द पहुचँा जा सके’ । इस सिफारिश का सन्दर्भ 
देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में कहा गया कि ‘चूकँि 
शिक्षा में वास्तविक निवेश उस लक्ष्य से काफी कम रहा ह,ै 
इसलिए यह जरूरी ह ैकि इस नीति में निर्धारित कार्यक्रमों को 
निधि (फंड) महुयैा कराने पर अधिक ध्यान दिया जाए’ । नीति 
में सिफारिश की गई कि शिक्षा पर परिव्यय बढ़ाया जाए ताकि 
आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद से यह समान रूप से राष्ट्रीय 
आय के 6% से अधिक हो जाए ।  

लेकिन पिछले तीन दशकों में शिक्षा में निवेश का औसत 
जी.डी.पी. के 3.5% से भी कम ह ै। अगर हम उन देशों पर 
नजर डालें जो शिक्षा के सर्वव्यापीकरण को प्राप्त कर चकेु 
हैं तो उनका न्यूनतम निवेश जी.डी.पी. का 6% ह ै। लेकिन 
आज के भारत में जी.डी.पी. का 6% निवेश भी अपर्याप्त ह ै। 
राष्ट्रीय सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम की कमटेी की शिक्षा के 
लिए जी.डी.पी. की 6% की प्रतिबद्धता थी (लोकप्रिय रूप में 
जिसे मजमूदार समिति के रूप में जाना जाता ह)ै, जिसने 2005 
में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और सिफारिशों के अनसुार यह 
सझुाव दिया था कि आवश्यकताओ ंकी परू्ति के लिए जी.डी.
पी. के 8-10% की जरूरत होगी (निजी क्षेत्र, समदुाय, माता-
पिता और विद्यार्थियों द्वारा किए गए योगदान को छोड़कर) ।

इस प्रकार नीति की सिफारिशों में शिक्षकों, नेततृ्वकर्ताओ ंव 
संस्थानों से की जाने अपेक्षाए ँतो बढ़ी हैं लेकिन इन अपेक्षाओ ं
को परूा करने के लिए जिन संरचनाओ ंऔर प्रक्रियाओ ंकी 
जरूरत होती ह ैजैसे ढाँचा, संसाधन, भर्ती, सहायककर्मी और 
संस्थाए ँआदि-उनमें पर्याप्त निवेश नहीं किया गया ह ै।  

शिक्षण-अधिगम में तकनीकी का उपयोग
स्कू ली शिक्षा के साथ में तकनीकी को जोड़ने के लिए 1970 
के मध्य से ही कार्यक्रम और योजनाए ँचाल ूहो गई थीं । अब 
सचूना और संचार तकनीक (आई.सी.टी.) के उपयोग और 
पहुचँ में आसानी होती जा रही ह,ै अतः इसे पहुचँ और गणुवत्ता 
में सधुार में योगदान देने वाले कारक के रूप में देखा जाने 
लगा ह ै। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 में आई.सी.
टी. को ‘सामाजिक खाई पाटने का अहम औजार’ कहा गया 
ह ैऔर इस बात की सिफारिश की गई ह ैकि इसका उपयोग 
‘इस तरह से होना चाहिए कि यह सचूना, सम्प्रेषण और 
कंप्यूटिग संसाधनों को दरू-दराज के इलाकों तक पहुचँाए’ । 
स्कू ली शिक्षा में सचूना और संचार तकनीक पर राष्ट्रीय नीति, 
2012 में आई.सी.टी. को सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय 
माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत गणुवत्ता सधुार के लक्ष्यों 
को प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा गया ।

तकनीक का उपयोग करने के लिए पहले पहुचँ और फिर 
बैक अप सहायता (बिजली, मरम्मत और रखरखाव) की 
आवश्यकता होती ह ै। इसके बिना तकनीक का एकीकरण 
व्यर्थ ह ै। उदाहरण के लिए, आइए, हम ग्रामीण विद्युतीकरण 
की स्थिति पर विचार करें । ग्रामीण विद्युत आपरू्ति कितने 
घण्टों के लिए होगी और उसकी पैठ/प्रवेश स्तर कितना होगा 
दोनों की दशा ठीक नहीं ह ै। ऐसी परिस्थितियों में बिजली 
के कनेक्शन और कनेक्टिविटी के बिना तकनीक का प्रयोग 
अर्थहीन होगा, भले ही बनुियादी संरचना मौजदू हो ।

साथ ही शोध के प्रमाण बताते हैं कि शिक्षा में तकनीक को 
एकीकृत करने के लिए केवल बनुियादी ढाँचा पर्याप्त नहीं 
ह ै। स्कू ल की कक्षा में तकनीक केवल तभी काम करती ह ै
जब शिक्षकों से सम्बन्धित मखु्य मदु्दों को सम्बोधित किया 
जाता ह ै। ये मदु्दे हैं-विषय और शकै्षणिक योग्यता के साथ में 
अवलोकन के माध्यम से आई.सी.टी. के बारे में विकसित 
उनके व्यक्तिगत सिद्धान्त, अन्तःक्रिया, निर्देश या निष्कर्ष, 
आत्मविश्वास और अभिप्रेरण । इसके अलावा आई.सी.टी. के 
प्रयोग में विद्यार्थी-क्षमता और शिक्षक के लिए तकनीकी और 
शकै्षणिक दोनों प्रकार की सहायता भी आई.सी.टी. के प्रयोग 
की प्रासंगिकता को प्रभावित करती ह ै। शिक्षकों को जोड़ने 
और नए शोध व ज्ञान तक पहुचँ प्रदान करने के लिए तकनीक 
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उपयोगी ह ैलेकिन यह तभी कारगर हो सकती ह ैजब उपर्युक्त 
प्रमखु मदु्दों का समाधान प्राप्त कर लिया जाए ।

व्यावसायिक शिक्षा 
भारत में व्यावसायिकता के बारे में औपनिवेशिक काल से 
ही चर्चा होती रही ह ै। जाहिर ह ैऐसा ‘शकै्षिक अत्युत्पादन’ 
को रोकने के लिए था जिसका कारण यह था कि ‘ग्रामीण 
क्षेत्रों में श्रम पर लगने की बजाय यवुक विद्यालय में शिक्षा 
प्राप्त करते और यह शिक्षा ग्रामीण कार्य के लिए पर्याप्त नहीं 
थी’ । (तिलक, 1998) स्वतंत्रता के बाद मदुलियार आयोग ने 
माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों के विविधीकरण की सिफारिश 
की, जबकि कोठारी आयोग ने दस साल की सामान्य शिक्षा के 
बाद उच्च माध्यमिक स्तर पर दो साल की व्यावसायिक शिक्षा 
का सझुाव दिया ।

अनेक शकै्षिक समस्याओ ंके समाधान के रूप में व्यावसायिक 
शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया था जैसे, उच्च शिक्षा की 
अनियत्रित माँग को नियत्रित किया जा सकता था, उच्च 
शिक्षा के बजट को कम करने से शिक्षा में वित्तीय संकट 
कम हो सकता था और कॉलेज और माध्यमिक स्कू ल के 
स्नातकों की बेरोजगारी कम की जा सकती थी । 1968 की 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए सवुिधाए ँ
बढ़ाने और उसमें विविधता लाने की सिफारिश की ताकि 
‘विकासशील अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओ ंऔर रोजगार 
के वास्तविक अवसरों की जरूरतों के अनरुूप हुआ जा सके’ । 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986  (1992 में संशोधित) में एक परूा 
खण्ड व्यावसायिक शिक्षा को समर्पित किया गया और यह 
सिफारिश की गई कि व्यावसायिक शिक्षा को कक्षा VIII के 
बाद एक अलग धारा के रूप में प्रस्तुत किया जाए ।

व्यावसायिक शिक्षा को हमेशा कम दर्जा ही दिया गया ह ै
जबकि लिबरल एजकूेश न को उच्च शिक्षा और वांछनीय 
व्यवसाय प्राप्त करने के मार्ग के रूप में देखा जाता रहा ह ै। 
व्यावसायिक शिक्षा को अन्तिम विकल्प के रूप लिया जाता 
ह,ै एक ऐसा विकल्प जिसे सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में खराब 
प्रदर्शन करने पर तथा कोई और विकल्प न बचने पर चनुा 
जाता ह ै। आर्थिक मजबरूियों के चलते कम उम्र में ही काम शरुू 
करने के साथ भी इसे जोड़ा गया ह,ै जिससे इस विकल्प को 
अपनाने में वंचित पषृ्ठभमूि के बच्चों की संख्या सर्वाधिक होती 

ह ै। इसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण 
प्राप्त लोगों को सामान्यतया साधारण नौकरियाँ मिलती हैं और 
इन कोर्सों को करने वाले खदु को कमतर समझने लगते हैं । 
दसूरी ओर शिक्षा विशदु्ध रूप से सैद्धान्तिक नहीं हो सकती-
आजीविका कमाना महत्वपरू्ण ह ैऔर इस क्षमता को जल्द ही 
शरुू कर देना चाहिए । सभी बच्चों को कार्यस्थल की समझ 
होनी चाहिए और साथ ही कुछ मौलिक क्षमताओ ंका विकास 
भी करना चाहिए जैसे प्रश्न पछूने और आलोचना करने की 
क्षमता, समस्याओ ंको सलुझाना और सोच-समझ कर निर्णय 
लेना ।

वर्तमान में नीति की व्यापक सिफारिश यह ह ैकि व्यावसायिक 
शिक्षा आकांक्षापरू्ण हो, रोजगार योग्यता सम्बन्धी कौशलों 
और उद्यमशीलता को विकसित करने वाली हो और देश के 
सभी स्कू लों के 25% स्कू ल नवीं कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा 
का विकल्प देते हों । पर जमीनी स्तर पर जो हालत ह,ै वह इस 
सिफारिश की परू्ति के बारे में आश्वस्त नहीं करती ।   

शिक्षक जवाबदेही
मखु्य रूप से शिक्षकों को ही बच्चों के अधिगम के लिए 
जिम्मेदार माना जाता ह ै। शिक्षण-अधिगम की गणुवत्ता में 
सधुार लाने के उद्देश्य से जो कार्यक्रम व हस्तक्षेप मौजदू हैं 
उन्हें लाग ूतो शिक्षक ही करेंगे, तो इस दृष्टि से भी शिक्षकों 
को महत्वपरू्ण माना जाता ह ै। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 
2005 में कहा गया ह ै कि ‘शिक्षा की कोई भी व्यवस्था 
अपने अध्यापकों की श्रेष्ठता से ऊपर नहीं उठ सकती और 
अध्यापकों की श्रेष्ठता उन्हें चनुने के साधन, प्रशिक्षण प्रक्रिया 
और उत्तरदायित्व को सनुिश्चित करने के लिए प्रयकु्त नीतियों 
पर निर्भर करती ह ै।’ पर साथ ही शिक्षकों की स्वायत्तता को 
शीर्ष-पाद उपागम (top-down approach), शिक्षक तैयारी 
के कार्यक्रमों और शिक्षक सहायता व्यवस्था के माध्यम से 
व्यवस्थित रूप से नकार दिया गया ह ै। शिक्षक तैयारी के 
कार्यक्रम परम्परागत प्रक्रियाओ ं का पालन करते हैं, ये ऐसे 
शिक्षक तैयार नहीं करते जो चिन्तनशील हों । शिक्षक सहायता 
व्यवस्था की बात आकँड़े जमा करने और सचूनाए ँप्रसारित 
करने तक सीमित हो गई हैं । 

कुछ देशों में मानकीकृत परीक्षणों पर विद्यार्थियों के द्वारा 
दिए जाने वाले अकंों (स्कोर) के आधार पर शिक्षकों का 
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मलू्यांकन, परुस्कृ त करना या नौकरी से निकाला जाता ह ै। 
लेकिन इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं ह ैकि जिन शिक्षकों 
के विद्यार्थी खराब प्रदर्शन करते हैं वे वाकई 'कमजोर' हैं या 
फिर उन्हें अधिक ‘प्रभावी’ शिक्षकों से बदला जा सकता ह ै। 
हालाँकि कुछ वास्तविक सबतू और लघ ुअध्ययन उपलब्ध 
हैं लेकिन उन निष्कर्षों का सामान्यीकरण में विस्तार नहीं 
किया जा सकता । इस बात का कोई ठोस सबतू नहीं ह ैअगर 
विद्यार्थियों के प्रदर्शन में बेहतरी होने पर शिक्षकों को प्रोत्साहन 
दिया जाए तो उनके अभिप्रेरण में सधुार होगा । दसूरी ओर 
इस बात के सबतू सामने आ रह े हैं कि ‘परीक्षा-आधारित 
जवाबदेही’ वास्तव में शिक्षक को कमजोर बनाती ह,ै उनके 
मनोबल को घटाती ह ैऔर पाठ्यक्रम को परीक्षा में जितना 
पछूा जाएगा, उतने तक सीमित कर देती ह ै। किस चीज का 
आकलन होना ह-ैयह बात परीक्षण की प्रकृति से सीमांकित 
हो जाती ह-ैयह काफी हद तक विश्वसनीयता और वैधता 
तथा स्कोरिंग की आसानी और निरन्तरता की आवश्यकता 
से प्रेरित ह ै। परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर किए जाने वाले 
अधिकांश आकलन बहुविकल्पीय प्रश्नों का निर्माण करते हैं । 
बच्चे पछूताछ व चिन्तन कैसे करते हैं, सवाल कैसे पछूते हैं, 
समस्याए ँ कैसे सलुझाते हैं, अपने ज्ञान का व्यवस्थापन कैसे 
करते हैं, समहू कार्य में उनका योगदान कैसा होता ह-ैइस तरह 
की बातों का आकलन नहीं हो पाता ।

इस बात के भी पर्याप्त प्रमाण हैं कि शिक्षक-शिक्षा, लाइसेंस, 
भर्ती और व्यावसायिक विकास से सम्बन्धित नीतियाँ 
विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सधुार से सम्बन्धित हैं । स्कू ल में अगर 
सहयोगात्मक वातावरण हो और चिन्तन व सहभागिता के लिए 
समय मिलता हो तो इनसे भी शिक्षक की प्रभावशीलता बेहतर 
होती ह ै। जब शिक्षकों को उनसे की जाने वाली अपेक्षाओ ं
और इन अपेक्षाओ ंके औचित्य के बारे में स्पष्ट रूप से बताया 
जाता ह ैऔर उन्हें शकै्षिक प्रक्रियाओ ंमें साझेदार बनाया जाता 
ह,ै उन्हें केवल एक प्राप्तकर्ता नहीं माना जाता; तो ऐसी स्थिति 
उनकी जवाबदेही बढ़ी ह ै।

लेकिन सबसे महत्वपरू्ण प्रश्न जो पछूा जाना चाहिए वह यह ह ै
कि क्या शिक्षकों को विद्यार्थियों के अधिगम के लिए जवाबदेह 
मानने के लिए यह सरल दृष्टिकोण उचित ह?ै वह भी ऐसी 
हालत में जब न तो शिक्षकों के काम करने की परिस्थितियों 
और वातावरण की जाँच की जाती ह ैऔर न ही उन्हें अपने 

सेवाकालीन विकास के अवसर और समर्थन दिए जाते हैं ।  

कक्षा में रोके न जाने की नीति 
भारत में कक्षा में रोके न जाने की अवधारणा नई नहीं ह ै। 
बच्चों के लिए निःशलु्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 
2009 (आर.टी.ई.) का अधिकार लाग ू होने से पहले 28 
राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कक्षा में रोके न जाने की 
नीति (एन.डी.पी.) प्रचलन में थी । आर.टी.ई. से पहले, 36% 
राज्यों में कक्षा पाँच तक और क्रमशः दसूरी, तीसरी, चौथी, 
पाँचवीं और छठी कक्षा तक, तलुनीय अनपुात में; दो राज्यों में 
चार दशकों से एन.डी.पी. प्रचलन में थी ।

आर.टी.ई. ने 01 अप्रैल 2010 से कक्षा आठ तक, व्यापक 
और सतत मलू्यांकन (सी.सी.ई) के प्रावधान के साथ, सभी 
राज्यों में कक्षा में रोके न जाने की नीति को अनिवार्य कर 
दिया । इसके पीछे अन्तर्निहित विश्वास यह ह ै कि हर बच्चा 
सीख सकता ह ै और महारत हासिल कर सकता ह,ै केवल 
सीखने की व्यक्तिगत गति भिन्न हो सकती ह ै। इसलिए सीखने 
के व्यापक संकेतों को परिभाषित करने से, जिसमें संज्ञानात्मक 
और अन्य क्षेत्र जिन्हें पाठ्यविषयेतर क्षेत्र कहा जाता ह ैदोनों 
आ जाते हैं, बच्चे के अधिगम और विकास पर नजर रखने 
में सहायता मिलती ह ै। इन संकेतकों के आधार पर लगातार 
बच्चे का आकलन करने से उन सम्भावित क्षेत्रों को मजबतूी 
प्रदान करने में मदद मिलती ह ैजिनमें शायद बच्चा ‘पीछे छूट 
गया हो’ । अतः अगर कोई बच्चा नहीं सीख रहा ह ैतो इसका 
कारण या तो वे संरचनाए ँहैं जो अधिगम को ठोस सीमाओ ं
या चरणों में बाँधकर रख देती हैं या स्कू ल और कक्षा की 
प्रक्रियाए ँहैं ।  

कक्षा में रोके न जाने की नीति (एन.डी.पी.) की बहुत 
आलोचना हुई ह ै। सबसे बड़ी आपत्ति यह कि इसकी वजह 
से शिक्षक और विद्यार्थी अधिगम को गम्भीरता से नहीं लेते, 
कि इसके कारण शिक्षक की जवाबदेही कम हो गई ह,ै बच्चे 
को उसी कक्षा में रोक लेना उपचारात्मक होगा और अन्ततः 
बच्चे को इससे लाभ होगा, प्रारम्भिक चरण के बाद बच्चे 
बड़ी कक्षाओ ंकी पढ़ाई का सामना नहीं कर पाते इत्यादि । 
यूँ तो दनुिया भर में सदियों से किए गए अध्ययन इन तर्कों 
में से किसी का समर्थन नहीं करते लेकिन इस बात के पर्याप्त 
प्रमाण मिलते हैं कि कक्षा में रोका जाना स्कू ल छोड़ने (ड्रॉप 
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आउट) का मखु्य संकेतक ह,ै जिसके साथ और भी कई बातें 
जड़ुी हैं जैसे उच्च शिक्षा में निम्न नामांकन दर, कमाने की 
क्षमता में कमी और वयस्क जीवन में कुसमायोजन आदि । जो 
बच्चे किसी कक्षा में दबुारा पढ़ाई करते हैं उनके अधिगम के 
परिणाम उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की तलुना में कमतर होते हैं; 
उनमें आत्मसम्मान की भावना कम हो जाती ह ैऔर वे कक्षा 
के क्रियाकलापों से कटे-कटे से रहते हैं । जो बच्चे तरुणावस्था 
में प्रवेश कर रह ेहोते हैं उनके लिए यह स्थिति बहुत चनुौतीपरू्ण 
हो जाती ह ैक्योंकि वे उम्र में अपने सहपाठियों से बड़े होते हैं । 
जिन बच्चों को फेल होने का खतरा होता ह ैवे वंचित समहूों 
और घरों के होते हैं जो उनकी पढ़ाई और अधिगम में उनकी 
सहायता नहीं कर पाते । 

हालाँकि इसके कुछ तात्कालिक लाभ हो सकते हैं लेकिन ये 
भी कुछ ही सालों में फीके पड़ जाते हैं और उन हस्तक्षेपों से 
जड़ेु हुए हैं जो व्यक्तिगत समर्थन प्रदान करते हैं और माता-पिता 
को सम्मिलित करते हैं । ये हस्तक्षेप हैं- उच्च गणुवत्ता वाले 
पाठ्यक्रम और शिक्षण; शिक्षकों का व्यावसायिक विकास; 
प्राथमिक कक्षाओ ंका आकार कम करना; विद्यार्थियों और 
शिक्षकों को एक वर्ष से अधिक समय के लिए साथ रखना; 
विद्यार्थी समहूीकरण के प्रभावी तरीकों का उपयोग करना; 
अधिगम की कठिनाइयों पर शरुू में ही ध्यान देना न कि 
उन्हें इकट्ठा करते जाना; प्रत्यक्ष शिक्षण, व्यक्तिगत कार्यक्रम, 
रचनात्मक आकलन; ग्रीष्मकालीन स्कू ल, अपने बच्चों की 
शिक्षा और स्कू लों के साथ भागीदारी के प्रति माता-पिता 
का रवैया और प्रारम्भिक बाल्यावस्था कार्यक्रम । इस प्रकार 
फेल करना अपने आप में हस्तक्षेप नहीं हो सकता-इसे ऐसे 
अभ्यासों द्वारा समर्थित होना चाहिए जो प्रभावी अध्यापन 
और मलू्यांकन के साथ मिले हुए हों । 

क्या समाधान सम्भव है?
एक बात तो स्पष्ट ह ैकि इनमें से किसी मदु्दे पर या किसी अन्य 
मदु्दे पर परूी सहमति सम्भव नहीं ह ै। तो प्रश्न उठता ह ैकि किसी 
एक विचार के पक्ष या विपक्ष में दिए गए अनेक तर्कों की जाँच 
कैसे की जाए और किसी ऐसे समाधान पर कैसे पहुचँा जाए 
जो कुछ बनुियादी सिद्धान्तों को सन्तुष्ट कर सके  । संवैधानिक 
मलू्य ही ऐसे मलू्य हैं जो किसी चर्चा का मार्गदर्शन कर सकते 
हैं । इसलिए इन विवादों की जाँच करते समय इस बात का 

ध्यान रखना जरूरी ह ैकि उसमें साम्यता, पहुचँ और गणुवत्ता 
के सरोकार निहित हैं या नहीं । साम्यता यानी असमानता को 
कम करना और किसी भी प्रकार के स्तरीकरण या विभेदन 
में कुछ और न जोड़ना, पहुचँ यानी भौतिक वातावरण और 
अधिगम के अनभुवों में पहुचँ और गणुवत्ता यानी उन सभी 
पहलओु ंकी गणुवत्ता जो बेहतर शकै्षिक प्रक्रियाओ ंकी ओर 
ले जाते हैं और इस वजह से सीखने के परिणाम बेहतर होते हैं ।

तो अब प्रश्न उठता ह ैकि हम यह कैसे निर्धारित करें कि कोई 
नीति साम्यतापरू्ण ह,ै न्यायोचित ह ै और पहुचँ व गणुवत्ता 
दोनों सनुिश्चित करती ह?ै एक तरीका तो यह हो सकता ह ैकि 
अच्छी तरह से विचारित रूपरेखा के सन्दर्भ में जमीनी स्तर पर 
स्थिति की जाँच की जाए और दसूरा यह कि संसार भर में हुए 
अध्ययनों के प्रमाण देख ेजाए ँ। इस स्थिति में एक प्रश्न और 
सामने आता ह-ैहमारे सन्दर्भ में कौन-सा प्रमाण विश्वसनीय 
और प्रासंगिक ह?ै एक बार इस प्रश्न का सन्तोषजनक समाधान 
मिल जाए तो फिर शिक्षा के मलू सिद्धान्तों और नीति तैयार 
करने की प्राथमिकता के अनरुूप शोध के निष्कर्षों पर विचार 
किया जाना चाहिए । 
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